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श्री के.एन. बालगोपाल: 
क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) 
क्‍या सरकार के पास विगत तीन वर्षों के दौरान उत्‍पादित प्रमुख खाद्यान्नों की खेती की आदान
लागत में हुई वृद्घि के संबंध में आंकड़े हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) 
क्‍या सरकार के पास विगत पांच वर्षों के दौरान उत्पादित प्रमुख खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी आंकड़े हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
कृषि मंत्री
(श्री शरद पवार)
(क) तथा (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।
खेती की आदान लागत में वृद्धि के संबंध में दिनांक 06.12.2013 को देय राज्‍य-सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 31 के भाग (क) तथा (ख) के संबंध में उल्‍लिखित विवरण ।
(क): जी महोदय, कृषि लागत और मूल्‍य आयोग(सीएसीपी) द्वारा प्रक्षेपित विगत तीन वर्षो, 2011-12 से 2013-14 हेतु प्रमुख खाद्यान्‍नों का अखिल भारतीय भारित औसत उत्‍पादन लागत(सी2) का ब्‍यौरा नीचे दिया गया है ।
(मूल्‍य रू. प्रति क्‍विंटल में)
	फसल
	2011-12
	2012-13
	2013-14

	
	उत्‍पादन लागत (सी2)
	उत्‍पादन लागत (सी2)
	वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	उत्‍पादन लागत (सी2)
	वर्षों के दौरान प्रतिशत परिवर्तन

	गेहूं
	927
	1098
	18.4
	1109
	1.0

	धान
	888
	1152
	29.7
	1234
	7.1

	चना
	2121
	2377
	12.1
	2865
	20.5

	मक्‍का
	921
	1070
	16.2
	1112
	3.9


टिप्‍पणी: उत्‍पादन लागत (सी2) में शामिल है बीज, कीटनाशकों तथा पेस्‍टीसाईडों, खादों, उर्वरकों का मूल्‍य, सिंचाई प्रभार, किराए पर लिए गए मानव, पशु तथा मशीनी श्रम, भू राजस्‍व, पट्टे पर दी गई भूमि का किराया तथा पारिवारिक पशु तथा मशीनी(स्‍वामित्‍व प्राप्‍त) श्रम का आरोपित मूल्‍य, स्‍वामित्‍व प्राप्‍त भूमि का किराया तथा स्‍वामित्‍व प्राप्‍त अचल पूंजी का ब्‍याज, औजार तथा फार्म मकानों पर मूल्‍यहा्स आदि ।
(ख): जी महोदय, विगत पांच वर्षों, 2009-10 से 2013-14 के दौरान सरकार द्वारा घोषित प्रमुख फसलों हेतु न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) नीचे दिए गए है । 
(रू. प्रति क्‍विंटल)
	फसल
	सरकार द्वारा घोषित किए गए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य

	
	2009-10
	2010-11
	2011-12
	2012-13
	2013-14

	गेहूं
	1100
	1120
	1285
	1350
	1400

	धान
	950
	1000
	1080
	1250
	1310

	चना
	1760
	2100
	2800
	3000
	3100

	मक्‍का
	840
	880
	980
	1175
	1310
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दिवसीय क्रम संख्‍या 11
अनुपूरक प्रश्‍नों की टिप्‍पणी
‘खेती की लागत आदान में वृद्धि’ के संबंध में श्री के० एन० बालागोपाल, संसद सदस्‍य द्वारा पूछा गया दिनांक 06-12-2013 का राज्‍य-सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 31।
1. प्रश्‍न का अभिप्राय
(क) 
क्‍या सरकार के पास विगत तीन वर्षों के दौरान उत्‍पादित प्रमुख खाद्यान्नों की खेती की आदान
लागत में हुई वृद्घि के संबंध में आंकड़े हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ख) 
क्‍या सरकार के पास विगत पांच वर्षों के दौरान उत्पादित प्रमुख खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य संबंधी आंकड़े हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
2. उत्‍तर
(क): जी महोदय, कृषि लागत और मूल्‍य आयोग(सीएसीपी) द्वारा प्रक्षेपित विगत तीन वर्षो, 2011-12 से 2013-14 हेतु प्रमुख खाद्यान्‍नों का अखिल भारतीय भारित औसत उत्‍पादन लागत(सी2) का ब्‍यौरा नीचे दिया गया है ।
(मूल्‍य रू. प्रति क्‍विंटल में)
	फसल
	2011-12
	2012-13
	2013-14

	
	उत्‍पादन लागत (सी2)
	उत्‍पादन लागत (सी2)
	वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	उत्‍पादन लागत (सी2)
	वर्षों के दौरान प्रतिशत परिवर्तन

	गेहूं
	927
	1098
	18.4
	1109
	1.0

	धान
	888
	1152
	29.7
	1234
	7.1

	चना
	2121
	2377
	12.1
	2865
	20.5

	मक्‍का
	921
	1070
	16.2
	1112
	3.9


टिप्‍पणी: उत्‍पादन लागत (सी2) में शामिल है बीज, कीटनाशकों तथा पेस्‍टीसाईडों, खादों, उर्वरकों का मूल्‍य, सिंचाई प्रभार, किराए पर लिए गए मानव, पशु तथा मशीनी श्रम, भू राजस्‍व, पट्टे पर दी गई भूमि का किराया तथा पारिवारिक पशु तथा मशीनी(स्‍वामित्‍व प्राप्‍त) श्रम का आरोपित मूल्‍य, स्‍वामित्‍व प्राप्‍त भूमि का किराया तथा स्‍वामित्‍व प्राप्‍त अचल पूंजी का ब्‍याज, औजार तथा फार्म मकानों पर मूल्‍यहा्स आदि ।
(ख): जी महोदय, विगत पांच वर्षों, 2009-10 से 2013-14 के दौरान सरकार द्वारा घोषित प्रमुख फसलों हेतु न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) नीचे दिए गए है । 
(रू. प्रति क्‍विंटल)
	फसल
	सरकार द्वारा घोषित किए गए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य

	
	2009-10
	2010-11
	2011-12
	2012-13
	2013-14

	गेहूं
	1100
	1120
	1285
	1350
	1400

	धान
	950
	1000
	1080
	1250
	1310

	चना
	1760
	2100
	2800
	3000
	3100

	मक्‍का
	840
	880
	980
	1175
	1310


3. प्रश्‍न का सार
प्रसन का सार मुख्‍य फसलों की उत्‍पादन लागत में वृद्धि के साथ-साथ न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों (एमएसपी) में बढ़ोतरी पर है ।
4. संसद सदस्‍य की पृष्‍ठभूमि संबंधी जानकारी
श्री के.एन.बालागोपाल भारतीय कम्‍यूनिष्‍ट पार्टी(मार्शिष्‍ट) से है तथा वे केरल से निर्वाचित किए गए है।
5. अखिल भारत भारित औसत उत्‍पादन लागत
प्रति वर्ष, कृषि लागत और मूल्‍य आयोग संबंधी भारित औसत उत्‍पादन लागत(सी2) परियोजनाएं खेती की लागत योजना के तहत निदेशालय द्वारा आपूर्ति किये गये आंकड़ो पर आधारित है तथा मुख्‍य कृषि जिन्‍सों की न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों(एमएसपी) की सिफारिश करती है । कृषि लागत और मूल्‍य आयोग की सिफारिशो के आधार पर, सरकार कृषि जिन्‍सों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों की घोषण की थी । कृषि लागत और मूल्‍य आयोग द्वारा प्रेक्षेपित विगत पांच वर्षो की फसलवार सी2 लागत का ब्‍यौरा अनुबंध-IV में दिया गया है ।

भारत में मुख्‍य फसलों की खेती की लागत, जो प्रसिद्ध रूप से खेती की लागत योजना के रूप में ज्ञात है, का अध्‍ययन करने के लिए सघन योजना के तहत अपनाई गई लागत प्रयोगों के अनुसार, उत्‍पादन लागत (सी2) में अदा की गई लागतें तथा आरोपित लागते दोनों शामिल है । अदा की गई लागतों में शामिल है- बीज के मूल्‍य के मद में किसानों द्वारा हुए व्‍यय, कीटनाशक एवं कीटाणुनाशक,उर्वरक, खाद, सिंचाई प्रभार, किराये पर लिये गये मानव श्रम, पशु एवं मशीन श्रम, भू-राजस्‍व, पट्टे पर दी गई भूमि के लिए अदा किये गये किराया और आरोपित लागत में शामिल है- परिवार का मूल्‍य, पशु एवं मशीन(स्‍वामित्‍व प्राप्‍त) श्रम, स्‍वयं की भूमि का किराया तथा स्‍वयं अचल पूंजी का ब्‍याज, औजारों पर मूल्‍यहा्स एवं फार्म निर्माण आदि जिसके लिए किसान नकद रूप में कोई व्‍यय नही करते है । लागत अनुमान के ब्‍यौरे अनुबंध-I में दिये गये है ।

न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों को निर्धारित करने के लिए, सी2 लागत पर विचार किया गया है जिसमें सभी अदा की गई लागतों के साथ-साथ आरोपित लागते शामिल है।
6. खेती की लागत योजना
16 विश्‍वविद्यालयों/संस्‍थानों के माध्‍यम से मंत्रालय द्वारा ’भारत में मुख्‍य फसलों की खेती की लागत का अध्‍ययन करने के लिए एक सघन योजना’ को क्रियान्‍वित किया जा रहा है जिसका उद्देश्‍य चुनिंदा फसलों के संबंध में खेती/उत्‍पादन की लागत के अनुमानों को पूरा है तथा उसे कृषि लागत और मूल्‍य आयोग को अंतरित करना हे ताकि भारत सरकार को न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों की सिफारिश करने में उन्‍हें सामर्थवान बना सके । योजना के ब्‍यौरे अनुबंध-I में दिये गये है ।
7.
विभिन्‍न कृषि आदानों का थोक मूल्‍य सूचकांक

2010-11 से 2012-13(जुलाई से जून) की अवधि के दौरान फार्म आदानों के लिए आधार 2004-05=100 के साथ थोक मूल्‍य सूचकांक(डब्‍लूपीआई) यह दर्शाता है कि उरर्वकों के मूल्‍यों में 27 प्रतिशत, कृषि उपयोग के लिए विद्युत के मूल्‍यों 34 प्रतिशत, कीटनाशकों के लिए 8 प्रतिशत, गैर विद्युत मशीनरी के लिए 3 प्रतिशत, टेक्‍ट्ररों के लिए 12 प्रतिशत, ल्‍यूब्रिकेन्‍टों के लिए 24 प्रतिशत, डीजल आयल (एचएसडीओ)के लिए 25 प्रतिशत, डीजल आयल(एलडीओ) के लिए 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । 2013-14(जुलाई से अक्‍टूबर) की अवधि के लिए थोक मूल्‍य सूचकांक इन फार्म आदानों के लिए और बढ़ोतरी भी दर्शाता है । इन फार्म आदानों में मूल्‍य वृद्धि फसलों पर आधारित कतिपय अंतर एवं उन राज्‍यों के तहत समग्र उत्‍पादन लागत को निस्‍ंदेह दर्शाऐंगे जिसमें ये उगाये जाते है । 2010-11 से 2012-13(जुलाई से जून) तथा 2013-14 (जुलाई से अक्‍टूबर) की अवधि के दौरान थोक मूल्‍य सूचकांक के मूल्‍यों में फार्म आदान में निमनलिखित सारणी संक्षेप में प्रतिशतता में वृद्धि को दर्शाता है ।
	वार्षिक उत्‍पादन (जुलाई से जून)
	2010-11
	2011-12
	2012-13
	2013-14 

(जुलाई 13 – अक्‍टूबर 13)
	2010-11 से 2012-13 तक प्रतिशत वृद्धि

	उरर्वरक
	119.19
	137.18
	151.13
	151.93
	27

	विद्युत(कृषि उपयोग)
	127.15
	136.83
	170.93
	195.43
	34

	कीटनाशक
	113.62
	115.99
	122.24
	125.18
	8

	गैर-विद्युत मशीनरी
	118.99
	122.10
	123.00
	123.65
	3

	टेक्‍ट्रर
	127.88
	137.86
	142.71
	143.90
	12

	ल्‍यूब्रिकेन्‍ट
	200.28
	235.32
	248.34
	258.13
	24

	डीजन आयलl (एचएसडीओ)
	153.86
	167.80
	192.67
	216.88
	25

	डीजल आयल (एलडीओ)
	208.66
	259.24
	272.73
	307.18
	31

	कार्बनिक खाद
	129.96
	143.62
	153.41
	154.65
	18


   स्रोत:आर्थिक सलाहकार,उद्योग मंत्रालय का कार्यालय
8. कृषि उत्‍पादों की खेती/उत्‍पादन की लागत को प्रभावित करने वाले कारक
क नियत लागत जिसमें शामिल है-स्‍वामित्‍व प्राप्‍त भूमि का किराया मूल्‍य, पट्टे पर दी गई भूमि के लिए अदा किया गया किराया, फार्म निमार्ण एवं औजारों पर मूल्‍यहा्स तथा नियम पूंजी पर ब्‍याज ।
ख संचालात्‍मक लागत जिसमें शामिल है: मानव श्रम, पशु श्रम, मशीन श्रम, बीजों, खाद एवं उवर्रको की लागत, कीटनाशक,सिंचाई, कार्यकारी पूंजी पर ब्‍याज आदि ।

खेती की लागत संबंधी उक्‍त घटको की प्रतिशत हिस्‍सेदारी एक फसल से दूसरे फसल एवं एक राज्‍य से दूसरे राज्‍य में भी भिन्‍न-भिन्‍न होती है । तथापि, औसतन लगभग 30-40 प्रतिशत खेती की लागत को नियत लागत के जरिए कवर किया जाता है । मानव एवं पशु श्रम लगभग 30-40 प्रतिशत, मशीन श्रम लगभग 3-15 प्रतिशत है । इस योजना के तहत शामिल राज्‍य-वार एवं फसलवार मुख्‍य लागत घटको की प्रतिशत हिस्‍सेदारी के ब्‍यौरे अनुबंध-II में दिये गये है ।
9. न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य(एमएसपी) सरकार कृषि लागत और मूल्‍य आयोग,सीएसीपी) की सिफारिशों, राज्‍य सरकारों एवं संबंधित केन्‍द्रीय मंत्रालयों के विचारों के साथ-साथ ऐसे अन्‍य संबंधित कारकों, जो सरकार के विचार में न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों को निर्धारित करने के लिए महत्‍वपूर्ण है, को ध्‍यान में रखकर विभिन्‍न कृषि जिन्‍सों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों पर निर्णय करती है ।
10. न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों की सिफारिश करने के लिए कृषि लागत और मूल्‍य आयोग द्वारा अपनाया गया मानदण्‍ड:न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों की सिफारिश करते समय कृषि लागत और मूल्‍य आयोग इन तथ्‍यों की आवश्‍यकता पर इनका ध्‍यान रखता है- उन्‍नत प्रौद्योगिकी को अपनाने तथारराष्‍ट्रीय अपेक्षाओं की रोशनी में विस्‍तृत रूप से उत्‍पादन पद्धति को विकसित करने के लिए उत्‍पादकों को प्रोत्‍साहन राशि प्रदान करना, भूमि,जल एवं अन्‍य उत्‍पादन संसाधनों की सदृश्‍य उपयोगिता को सुनिश्‍चित करना, शेष अर्थव्‍यवस्‍था पर मूल्‍य नीति का संभावित प्रभाव, विशेषकर जीवन लागत, मजदूरी्का स्‍तर, औद्योगिक लागत ढांचा आदि तथा कृषि क्षेत्र एवं गैर कृषि क्षेत्र के बीच व्‍यापार की शर्ते ।
11. न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य की सिफारिश करते समय कृषि लागत और मूल्‍य आयोग द्वारा विचार किये गये कारक:किसी खास जिन्‍स की अर्थव्‍यवस्‍था के समग्र ढा़चा का एक संघन द्श्‍यावलोकन करने के अतिरिक्‍त , मूल्‍य नीति पर अपनी सिफारिश करते समय कृषि लागत और मूल्‍य आयोग निम्‍नलिखित महत्‍वपूर्ण कारकों पर विचार करता है ।
· उत्‍पादन लागत
· आदान मूल्‍यों में परिवर्तन
· बाजार मूल्‍यों में प्रवृत्‍तियां
· मांग एवं आपूर्ति की स्‍थिति
· अंत:फसल मूल्‍य समानता
· औद्योगिक लागत ढांचे पर प्रभाव
· सामान्‍य मूल्‍य स्‍तर पर प्रभाव
· जीवन लागत पर प्रभाव
· अंतराष्‍ट्रीय बाजार मूल्‍य की स्‍थिति
· किसानों द्वारा अदा किये गये मूल्‍यों एवं प्राप्‍त मूल्‍यों बीच समानता(व्‍यापार की शर्ते) 
उक्‍त में से,न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) के निर्धारण में ध्‍यान देने में रखते हुए मुख्‍य कारकों में से उत्‍पादन की लागत एक कारक है। चूंकि न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य सभी फसलों/राज्‍यों के संबंध में औसत भरित सी2 लागत (नकद एवं सामान के रूप में व्‍यय किए गए वास्‍तविक व्‍यय, पट्टे पर दी गई भूमि के लिए किराया तथा पारिवारिक श्रम की मजदूरी की आरोपित मूल्‍य, स्‍वामित्‍व प्राप्‍त भूमि के लिए किराया तथा अचल पूंजी पर ब्‍याज) से अनिवार्य रूप से अधिक नहीं होते है मूल्‍य नीति कों सुनिश्‍चित करने के लिए या मांग की गई है कि ए2+एफएल लागत (उत्‍पादन में किए गए नकद एवं सामान के रूप में सभी वास्‍तविक व्‍यय, किराए पर दी गई भूमि के लिए अदा किया गया किराया, पारिवारिक श्रमका आरोपित मूल्‍य) को उच्‍च लागत/कम संपदा वाले राज्‍यों में न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य के तहत् कवर किया गया है। कृषि लागत और मूल्‍य आयोग द्वारा प्रक्षेपित उत्‍पादन लागत एवं सरकार द्वारा घोषित न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य के ब्‍यौरे अनुबंध- IV में दिये गये है ।
12.
न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य के तहत फसलों का कवरेज

इस समय न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) के तहत 24 फसलों को शामिल हैं नामत:, धान, गेंहू, ज्‍वार, बाजरा, मक्‍का, रागी, जै, तूर (अरहर), मुंग, उड़द, चना, लेंटिल, रेपशीड/सरसों, मुंगफली, तोरिया, सुरजमुखी बीज, सोयाबीन, कुसुम्‍भ, तिल, रामतिल, खोपरा, कपास, पटसन एवं गन्‍ना।
13.
फसलों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों का आंकलन करने संबंधी प्रक्रिया एवं पद्धति में  संशोधन करने की आवश्‍यकता 

देश में मुख्‍य फसलों की खेती/उत्‍पादन की लागत को एकत्र करने संबंधी प्रक्रिया में संशोधन करना एक क्रमबद्ध पद्धति है। भारत में मुख्‍य फसलों की खेती की लागत का अध्‍ययन करने संबंधी सघन योजन की शुरूआत सरकार द्वारा गठित आदान लागत सूचकांक पर एक तकनीकी समिति की सिफारिशों पर 1970-71 में की गई थी। इस योजना का क्रियान्‍वयन भिन्‍न-भिन्‍न राज्‍य कृषि विश्‍वविद्यालयों के माध्‍यम से सभी मुख्‍य उत्‍पादक राज्‍यों में चुनिंदा फसलों के लिए किया जाता है।    
समय-समय पर, न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों (एमएसपी) तक पहुंचने के लिए, खेती की लागत/कृषि उत्‍पाद के उत्‍पादन की लागत के आंकलन के संबंध में प्रक्रिया एवं पद्धति में सशोधन करने के लिए विशेज्ञ समितियों का गठन किया गया था । डा0 एस.आर.सेन की अध्‍यक्षता में 1979 में गठित उत्‍पादन अनुमान लागत पर विशेष विशेषज्ञ समिति ने  उस समय तक अनुकरण किये गये एकल फसल दृष्‍टिकोण को प्रतिस्‍थापित करने के लिए एक फसल मिश्रित दृष्‍टिकोण को अपनाने के संबंध में सिफारिश की थी । एक संशोधित लागत वर्गीकरण का भी सुझाव दिया गया था । 1981-82 से विशेष विशेषज्ञ समिति की इन सिफारिशों क्रियान्‍वित किया गया था ।

1990 में, डा0 सी.एच. हनुमंतराव  की अध्‍यक्षता में फसलों के उत्‍पादन लागत संबंधी प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक दूसरी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था । श्रम के मूल्‍यांकन से संबंधित उस कमीटी की सिफारिश को आंशिक रूप से संशोधित करके, सरकार ने यह तय किया कि श्रम मूल्‍यांकन का आधार सांविधिक मजदूरी दर अथवा वास्‍तविक बाजार दर, जो भी अधिक है, होना चाहिए । 

प्रो. वाई के. अलघ की अध्‍यक्षता में न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य को निर्धारित करने में प्रक्रियात्‍मक पहलुओं की जांच करने के लिए 2003 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था । 2009 में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर यह तय किया गया है कि न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) की सिफारिश करने के लिए, कृषि लागत एवं मूल्‍य आयोग द्वारा निम्‍नलिखित लागत मदों पर भी विचार किया जाएगा;
(i) फसल बीमा के लिए किसानों द्वारा वास्‍तविक रूप से अदा की गई प्रीमियम
(ii) विपणन एवं किसानों द्वारा वयय किए गई ढुलाई प्रभार
(iii) लागत अनुमानों में आकास्‍मिक श्रमिक के लिए वास्‍तविक बाजार दर पर पारिवारिक श्रम संबंधी आरोपित मूल्‍य 
(iv) शेष अर्थ-व्‍यवस्‍था विशेषकर जीवन लागत, मजदूरी का स्‍तर, कृषि आधारित उत्‍पादों का लागत ढांचा तथा कृषि एवं कृषि आधारित जिन्‍सों की प्रतिस्‍पर्धात्‍मकता पर मूल्‍य नीति का संभावित प्रभाव 
हाल में, सरकार ने श्री रमेश चन्‍द, निदेशक, एनसीएपी की अध्‍यक्षता में एक समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्‍य न्‍यूनतम समर्थन मूलयों को निर्धारित करने में प्रक्रियात्‍मक पहलुओं की जांच करना है । समिति के एक टीओआर का लक्ष्‍य न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों को निर्धारित करने संबंधी प्रयोजन के लिए लागत संकल्‍पना की जांच करना है तथा  सुधार के लिए विभिन्‍न कारकों को सुझाव देना है ताकि उसे अत्‍यधिक वास्‍तविक बनाया जा सके ।
14.
न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य पर राष्‍ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश जिसे 50 प्रतिशत से भी अधिक भारित औसत उत्‍पादन लागत पर निर्धारित किया जाना है
प्रो० एम०एस० स्‍वामीनाथन की अध्‍यक्षता में राष्‍ट्रीय कृषक आयोग ने सिफारिश की थी कि न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) भारित औसत उत्‍पादन लागत की तुलना में कम से कम 50 प्रतिशत अधिक होना चाहिए। तथापि, राष्‍ट्रीय कृषिक आयोग द्वारा की गई यह सिफारिश इस कारण से सरकार द्वारा स्‍वीकार नहीं की गई थी कि कृषि लागत एवं मूल्‍य अयोग द्वारा सिफारिश किया गया न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) भिन्‍न-भिन्‍न संबंधित कारकों को ध्‍यान में रखकर उद्देश्‍य युक्‍त मानदंड पर आधारित है। अत:, लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत वृद्धि को निर्धारित करने से बाजार में विकृति हो सकती है। कुछ एक मामलों में न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य एवं उत्‍पादन लागत के बीच एक अभियांत्रिकी समन्‍वय सह उत्‍पादक हो सकता है।
15.न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों में बढ़ोतरी

2007-08 तथा 2011-12 के बीच न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों में पर्याप्‍त रूप बढ़ोतरी हुई है । हाल के वर्षो में सरकार द्वारा घोषणा किये गये न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों को दर्शाने वाला विवरण अनुबंध-IV में दिया गया है ।
16.
प्रापण नीति

केंद्र सरकार, धान, गेंहू तथा मोटे अनाजों के लिए भारतीय खाद्य निगम(एफसीआई), दलहन, तिलहन तथा कपास के लिए भारतीय कपास निगम (सीसीआई) जूट तथा नाफेड के लिए भारतीय जूट निगम (जेसीआई) दलहन, तिलहन तथा कोपरा के लिए राष्‍ट्रीय ग्राहक सहकारी संघ (एनसीसीएफ) तथा केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्‍लूसी) के माध्‍यम से खाद्यान्‍नों तथा अन्‍य कृषि उत्‍पादों की समर्थन मूल्‍य बढ़ाते हैं। विनिर्दिष्‍ट केंद्रों में बिक्री के लिए प्रस्‍तु निर्धारित विशेष विवरण के अनुरूप आलेवाले सभी खाद्यान्‍नों को सरकारी प्रापण एजंसियों द्वारा खरीदना है। उत्‍पादकों को अपने उत्‍पाद को लाभकर रूप में समर्थन मूल्‍य पर एफसीआई/नाफेड/राज्‍य एजेंसियों को या खुलेबाजार में बिक्री कारने का विकल्‍प है।
इस नीति के तहत् सरकारी एजेंसियों के किसानों द्वारा अपने आप खरीद के लिए प्रस्‍तुत खाद्यान्‍नों तथा अन्‍य कृषि उत्‍पादों को खरीदता है यह जब भी संभव है जब बाजार मूल्‍य न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य से कम होत है। जब भी खुलें बाजार मूल्‍य न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य से अधिक होता है, किसान अपने उत्‍पन्‍नों को खुले बाजार में बिक्री के लिए पसंद करन है। पिछलेतीन वर्षें के दौरान राज्‍य-वार प्रापण का ब्‍यौरा नीचे दिया गया है। 
चावल का प्रापण (खरीफ विपणन मौसम)

                                                                                                                      (‘000 टन)

	राज्‍य/संघ शासित प्रदेश
	2009-10
	2010-11
	2011-12*

	आन्‍ध्र प्रदेश
	7278
	9609
	5006

	असम
	8
	16
	11

	बिहार
	890
	883
	1472

	चण्‍डीगढ़
	14
	10
	13

	छत्‍तीसगढ़
	3332
	3746
	4112

	हरियाणा
	1819
	1687
	1981

	झारखण्‍ड
	23
	0
	293

	कर्नाटक
	86
	180
	291

	केरल
	261
	263
	281

	मध्‍य प्रदेश
	214
	516
	633

	महाराष्‍ट्र
	220
	308
	149

	उड़ीसा
	2495
	2465
	1997

	पंजाब
	9275
	8635
	7731

	तमिलनाडु
	1216
	1543
	1497

	उत्‍तराखण्‍ड
	375
	422
	327

	उत्‍तर प्रदेश
	2726
	2554
	3196

	पश्‍चिम बंगाल
	1240
	1310
	1231

	अन्‍य
	6
	51
	9

	कुल 
	31478
	34198
	30230


                                   *  19.04.2012 के अनुसार
गेहूं का प्रापण (खरीफ विपणन मौसम)

                                                                                                               (‘000 टन)            
	राज्‍य/वर्ष
	2009-10
	2010-11
	2011-12
	2012-13*

	बिहार
चंडीगढ़
गुजरात
हरियाणा
मध्‍य प्रदेश
पंजाब
राजस्‍थान
उत्‍तर प्रदेश
उत्‍तराखंड
अन्‍य
कुल
	497
	183
	556
	772

	
	12
	9
	7
	17

	
	75
	1
	105
	156

	
	6924
	6347
	6928
	8665

	
	1968
	3538
	4965
	8493

	
	10725
	10209
	10958
	12834

	
	1152
	476
	1303
	1964

	
	3882
	1645
	3461
	5063

	
	145
	86
	42
	139

	
	2
	20
	10
	45

	
	25382
	22514
	28335
	38148


               *  19.04.2012 के अनुसार
17.
बाजार हस्‍तक्षेप योजना
सरकार न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य के तहत शामिल न किए गए कृषि एवं बागवानी जिन्‍सों के प्रापण के लिए राज्‍य/संघ शासित सरकार के अनुरोध पर बाजार हस्‍तक्षेप योजना(एमआईएस) को क्रियान्‍वित करती है। बाजार हस्‍तक्षेप योजना का क्रियान्‍वयन बंपर फसल की स्‍थिति में कम बिक्री होने से इन जिन्‍सों के उत्‍पादकों की रक्षा करने के उद्देश्‍य से उस समय किया जाता है जब इसके मूल्‍य आर्थिक स्‍तर/उत्‍पादन लागत से कम हो जाते है।  प्रापण एजेंसियों द्वारा हानि, यदि हुई है तो उसकी हिस्‍सेदारी केंद्र सरकार एवं संबंधित राज्‍य सरकार द्वारा 50:50 (पूर्वोत्तर राज्‍यों के मामले में 75:25) के आधार पर की जाती है। तथापि, केंद्र सरकार एवं संबंधित राज्‍य सरकार के बीच हिस्‍सेदारी की जाने वाली हानि की राशि प्रापण लागत की 25 प्रतिशत तक सीमित है। प्रापण एजेंसियों द्वारा, यदि कोई लाभ अर्जित किया गया है तो उसे उनके द्वारा रख लिया जाता है।
संभावित प्रश्‍न एवं सुझाए गए उत्तर
प्रश्‍न संख्‍या 1: उत्‍पादन लागत में क्‍या शामिल किए गए हैं ?
उत्तर: खेती/ उत्‍पादन की लागत में सभी अदा की गई लागतों को ध्‍यान में रखा गया है यथा किराए पर लिए गए मानव श्रम, बैल श्रम, मशीन श्रम के एवज में व्‍यय (किराए पर लिए गए एवं स्‍वामित्‍व प्राप्‍त दोनों) तथा पंप सेटो के संचालन, बीमा/ढ़ुलाई प्रभारों आदि के लिए डीजल/विद्युत की लागत सहित बीजों, उर्वरकों, खादों, सिंचाई प्रभारों जैसे सामग्री आदानों के उपयोग पर नकद एवं सामान के रूप में व्‍यय के अतिरिक्‍त पट्टे पर दी गई भूमि के लिए अदा किया गया किराया। इसके अतिरिक्‍त उत्‍पादन लागत में पारिवारिक श्रम की मजदूरी की आरोपित मूल्‍य तथा स्‍वामित्‍व प्राप्‍त भूमि के लिए किराया शामिल है। इस लागत में फार्म मशीनरी एवं मकान के मूल्‍यह्रास, ढ़ुलाई प्रभार तथा किसानों द्वारा अदा की गई बीमा प्रीमियम भी शामिल है। 
प्रश्‍न संख्‍या 2: खेती की लागत योजना के तहत् कौन-कौन सी फसलें शामिल हैं ?

उत्तर: ब्‍लॉक वर्ष 2011-14 के लिए, खेती की लागत योजना के तहत् 27 फसलों को शामिल किया गया है, नामत: धान, गेहँ, ज्‍वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ, मूंग, अरहर, चना, मसूर, मटर, रेपशीड एवं सरसों, सुरजमुखी, कुसुम्‍भ, तिल, रामतिल, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, पटसन, गन्‍ना, प्‍याज, आलू, काली मीर्च एवं नारियल।
प्रश्‍न संख्‍या 3: न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य के तहत इस समय कवर की गई फसल क्‍या है ?

उत्तर: इस समय न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) के तहत् 25 फसलों को कवर किया गया है नामत: धान, गेंहू, ज्‍वार, बाजरा, मक्‍का, रागी, जौ, तूर(अरहर), मूंग, उड़द, चना, लेंटिल, रेपसीड/सरसों, मूंगफली, तोड़िया, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, कुसुम्‍भ, तिल, रामतिल, कोपरा, कपास, तंबाकू, पटसन एवं गन्‍ना।
प्रश्‍न संख्‍या 4: क्‍या सरकार ने फसलों के न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों का आंकलन करने संबंधी प्रक्रिया एवं पद्धति में संशोधन करने की आवश्‍यकता के संबंध में कभी विचार किया है ?
उत्तर: समय-समय पर, न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों (एमएसपी) तक पहुंचने के लिए, खेती की लागत/कृषि उत्‍पाद के उत्‍पादन की लागत के आंकलन के संबंध में प्रक्रिया एवं पद्धति में सशोधन करने के लिए विशेज्ञ समितियों का गठन किया गया था । डा0 एस.आर.सेन की अध्‍यक्षता में 1979 में उत्‍पादन अनुमान लागत पर विशेष विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। 1990 में, डा0 सी.एच. हनुमंतराव  की अध्‍यक्षता में फसलों के उत्‍पादन लागत संबंधी प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक दूसरी विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था । प्रो. वाई के. अलघ की अध्‍यक्षता में न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य को निर्धारित करने में प्रक्रियात्‍मक पहलुओं की जांच करने के लिए 2003 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था ।
हाल में, सरकार ने श्री रमेश चन्‍द, निदेशक, एनसीएपी की अध्‍यक्षता में एक समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्‍य न्‍यूनतम समर्थन मूलयों को निर्धारित करने में प्रक्रियात्‍मक पहलुओं की जांच करना है । समिति के एक टीओआर का लक्ष्‍य न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों को निर्धारित करने संबंधी प्रयोजन के लिए लागत संकल्‍पना की जांच करना है तथा  सुधार के लिए विभिन्‍न कारकों को सुझाव देना है ताकि उसे अत्‍यधिक वास्‍तविक बनाया जा सके ।
प्रश्‍न संख्‍या 5: क्‍या राष्‍ट्रीय कृषक आयोग ने यह सिफारिश की थी कि न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य को भारित औसत उत्‍पादन लागत की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक पर निर्धारित किया जाए ?
उत्तर: इस सिफारिश को सरकार द्वारा स्‍वीकार नहीं किया गया है क्‍योंकि न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य की सिफारिश उद्देश्‍य युक्‍त मानदंडों के आधार पर तथा संबंधित विभिन्‍न कारकों पर विचार करने के बाद कृषि लागत एवं मूल्‍य आयोग(सीएसीपी) द्वारा की जाती है। अत: कम से कम 50 प्रतिशत लागत में वृद्धि करने से बाजार में विकृति हो सकती है। न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य एवं उत्‍पादन लागत के बीच अभियांत्रिकी समन्‍वय कुछ मामलों में सहउत्‍पादक हो सकता है।
प्रश्‍न संख्‍या 6: न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों कों निर्धारण करने के लिए क्‍या प्रक्रिया अपनायी जाती है ?
उत्तर: सरकार कृषि लागत एवं मूल्‍य आयोग की सिफारिशों, संबंधित राज्‍य सरकारों तथा केंद्रीय मंत्रालयों के विचारों को ध्‍यान में रखते हुए, अन्‍य बातों के साथ-साथ, कृषि उत्‍पाद के लिए न्‍यनतम समर्थन मूल्‍यों को निर्धारित करती है।
प्रश्‍न संख्‍या 7: न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों की सिफारिश करने के लिए कृषि लागत एवं मूल्‍य आयोग द्वारा किन कारकों पर विचार किया जाता है ?
उत्तर: कृषि लागत एवं मूल्‍य आयोग, मूल्‍य नीति पर अपनी सिफारिशें तैयार करते समय अनेकों महत्‍वपूर्ण कारकों पर विचार करता है जिसमें शामिल हैं- उत्‍पादन लागत, आदान मूल्‍यों में परिवर्तन, आदन/उत्‍पादन मूल्‍य में समानता, बाजार मूल्‍यों में प्रवृत्तियां, मांग एवं आपूर्ति की स्‍थिति, अतंर-फसल समानता, औद्योगिक लागत ढ़ांचे पर प्रभाव, सामान्य मूल्‍य स्‍तर पर प्रभाव, जीवन लागत पर प्रभाव, अंतर्राष्‍ट्रीय बाजार मूल्‍य की स्‍थिति तथा अदा किए गए मूल्‍य तथा किसानों द्वारा प्राप्‍त मूल्‍यों के बीच समानता।
प्रश्‍न संख्‍या 8: क्‍या कृषि लागत एवं मूल्‍य आयोग द्वारा सिफारिश किए गए एवं तत्पश्‍चात सरकार द्वारा घोषणा किए गए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य के बीच कोई अंतर है ?
उत्तर: कृषि लागत एवं मूल्‍य आयोग द्वारा सिफारिश किए गए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों को आमतौर पर सरकार द्वारा स्‍वीकार कर लिया गया है। धान (2007-08 एवं 2009-10 में), गेहूँ (2010-11 में) तथा खरीफ दलहनों (2007-08, 2010-11 एवं 2011-12 में) के मामलें में सिफारिश किए गए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य के अतिरिक्‍त न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍यों पर सिफारिशों में सरकार द्वारा बोनस प्रदान करके सुधार किया गया है।
प्रश्‍न संख्‍या 9: क्‍या बाजार मूल्‍यों एवं न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य के बीच कोई अंतर हो सकता है ? 
उत्तर: कृषि जिन्‍सों के मूल्‍य प्राथमिक रूप से मांग एवं आपूर्ति संबंधी बाजार दबावों के अनुरूप होते हैं। न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए उनके उत्‍पादों की रक्षा हेतु न्‍यूनतम गांरटी मूल्‍य के अनुरूप होते हैं। अत: न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य एवं बाजार मूल्‍य के बीच अंतर हो सकता है। किसान खुले बाजार में अपने उत्‍पादों को बेचने के लिए उस समय स्‍वतंत्र है जब बाजार मूल्‍य न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य से ऊपर हो जाते हैं। तथापि, यदि बाजार मूल्‍य न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य से कम हो जाते हैं तो सरकार नामित केंद्रीय नोडल एजेंसियों के माध्‍यम से प्रापण संचालनों का आयोजन करके किसानों को मूल्‍य संवर्धन प्रदान करती है। 
